भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 943
(दिनांक 28.07.2015 को उत्तर देने के लिए)
दूरदर्शन, प्रसार भारती और सेंसर बोर्ड का स्‍वतंत्र कार्यकरण
943. श्री नरेश अग्रवाल:
क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या सरकार चाहती है कि दूरदर्शन, प्रसार भारती और सेंसर बोर्ड जैसी संस्‍थाएं स्‍वतंत्र रूप से कार्य करें; और
(ख) 
यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्‍हें सरकारी दबाव से मुक्‍त करने के लिए क्‍या उपाय किए गए हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं? 
उत्तर
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री
 (कर्नल राज्‍यवर्धन राठौर) (सेवानिवृत्‍त)
(क): जी, हां। 
(ख): दूरदर्शन और आकाशवाणी को शामिल करते हुए प्रसार भारती एक सांविधिक स्‍वायत्‍तशासी निकाय है जोकि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 द्वारा अभिशासित होता है। इस अधिनियम के तहत प्रसार भारती को पूर्ण कार्यात्‍मक स्‍वायत्‍तता प्रदान की गई है। सरकार यह सुनिश्‍चित करती है कि प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन किया जाए। 

चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गठित केंद्रीय फिल्‍म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु वीडियो फिल्‍मों सहित विभिन्‍न फिल्‍मों का प्रमाणन करने संबंधी सांविधिक कार्य का निष्‍पादन करता है। सीबीएफसी के कार्यकरण के संबंध में विधिक पद्धति चलचित्र अधिनियम, 1952 में सु-निर्धारित है। चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीबीएफसी ही अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर सभी निर्णय लेता है। 
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